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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 882
(जिसका उत्‍तर 28 जुलाई, 2015/06 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
एम एस एम ई के लिए सिडबी की ‘मेक इन इंडिया’ निधि
882.
श्री ए. यू. सिंह दिव:
क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या स्‍माल इंडस्‍ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत एम.एस.एम.ई. के लिए ‘मेक इन इंडिया’ निधि बनायी है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख)
क्‍या सरकार ने मध्‍यम, सूक्ष्‍म एवं लघु इकाइयों को विश्‍वस्‍तरीय विनिर्माण केन्‍द्र बनाने के लिए यह कदम उठाया है;
(ग)
यदि हां, तो क्‍या सिडबी ने इस योजना के तहत विभिन्‍न राज्‍यों में एमएसएमई की इकाइयों की पहचान कर ली है जिनके लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्‍ध कराया जाना है;

(घ)
यदि हां, तो विशेषकर ओडिशा के संबंध में तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ड.)
सूक्ष्‍म वित्‍त क्षेत्र में सिडबी की क्‍या विस्‍तृत भूमिका है? 
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)
(क): सिडबी ने भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत एमएसएमई की सहायता करने हेतु हाल ही में दो निधियां सृजित की हैं, अर्थात्‍ :-
(i)
भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा अभिचिह्नित 25 क्षेत्रों के अंतर्गत कवर की गई इकाइयों के लिए प्रयोज्‍य ब्‍याज दर के ऊपर 50 आधार अंकों की छूट के साथ सिडबी ने एमएसएमई को वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए अपने संसाधनों से 1,000 करोड़ रुपए की ‘मेक इन इंडिया निधि’ सृजित की है; और
(ii)
आरबीआई द्वारा वर्ष 2014-15 में आवंटित 10,000 करोड़ रुपए की निधि में से सिडबी ने सूक्ष्‍म, लघु तथा मध्‍यम उद्यमों (एसएमआईएलई) के लिए मेक इन इंडिया सरल ऋण निधि सृजित की है। इस योजना का उद्देश्‍य एमएसएमई स्‍थापित करने के लिए अपेक्षित ऋण इक्विटी अनुपात को पूरा करने तथा मौजूदा एमएसएमई की वृद्धि के अवसरों को आगे बढ़ाने हेतु अर्द्ध-इक्विटी तथा एमएसएमई के लिए अपेक्षाकृत सरल शर्तों पर सावधि ऋण उपलब्‍ध कराना है। इस योजना में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अभिचिह्नित 25 क्षेत्रों अथवा इसमें शामिल किए गए अन्‍य क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा।
(ख) से (घ): उपर्युक्‍त दो निधियां एमएसएमई औद्योगिक केंद्र के सृजन में सहायक होंगी। दोनों निधियां सिडबी की मौजूदा प्रत्‍यक्ष वित्‍तपोषण योजनाओं के जरिए ओडिशा सहित पूरे भारत में सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्‍ध है। 
(ड.): सूक्ष्‍म वित्‍त क्षेत्र को बढावा देने में सिडबी महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आरंभ की गई विभिन्‍न योजनाओं में, अन्‍य के साथ-साथ, निम्‍नलिखित महत्‍वपूर्ण योजनाएं हैं:-
(i)
सूक्ष्‍म इकाई विकास तथा पुनर्वित्‍त एजेंसी (मुद्रा): केंद्रीय बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री ने 250 करोड़ रुपए की आरंभिक चुकता पूंजी के साथ सिडबी की अनुषंगी के रूप में सूक्ष्‍म इकाई विकास तथा पु‍नर्वित्‍त एजेंसी (मुद्रा) का 08 अप्रैल, 2015 को शुभारंभ किया। मुद्रा का मुख्‍य उद्देश्‍य सूक्ष्‍म इकाइयों से संबंधित विकास तथा पुनर्वित्‍त कार्यकलापों के द्वारा गैर-वित्‍तपोषित इकाइयों को वित्‍तपोषित करना है। यह आशा है कि इस एजेंसी से छोटी व्‍यवसायिक इकाइयों को अपनी ऋण आवश्‍यकता के लिए औपचारिक वित्‍तीय क्षेत्र के अंतर्गत आने में मदद मिलेगी।
(ii)
भारत सूक्ष्‍म इक्विटी निधि (आईएमईएफ): भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2011-12 में 100 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ “भारत सूक्ष्‍म वित्‍त इक्विटी निधि” सृजित करने की घोषणा की थी, जिसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जा रहा है। यह निधि 37 एमएफआई के लिए उनके इक्विटी आधार में सुधार लाने, विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सीआरएआर अपेक्षाओं, यदि कोई हो, को पूरा करने तथा अतिरिक्‍त ऋण प्राप्‍त करने के लिए इसका लाभ उठाने एवं परिचालन को बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने एवं वाणिज्यिक रूप से संपोषणीय दीर्घावधिक संगठन तैयार करने के लिए है।
(iii)
भारत सूक्ष्‍म वित्‍त मंच (आईएमएफपी): इसकी स्‍थापना सिडबी द्वारा की गई है, यह भारतीय एमएफआई के संबंध में महत्‍वपूर्ण सूचना उपलब्‍ध कराता है तथा उन्‍हें प्रसारित करता है।
(iv)
राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म वित्‍त सहायता परियोजना (एनएमएफएसपी): सिडबी ने भारत सरकार, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी), यूके तथा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्‍चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), रोम के सहयोग से राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म वित्‍त सहायता परियोजना (एनएमएफएसपी) को कार्यान्वित किया, जिसकी अभिकल्‍पना भारत में गरीबों में वित्‍तीय सेवाओं की उपलब्‍धता की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी और यह आशा थी कि इससे राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अधिक औपचारिक, व्‍यापक तथा प्रभावी सूक्ष्‍म वित्‍त क्षेत्र विकसित होगा।

31 मार्च, 2015 तक सिडबी के सूक्ष्‍म वित्‍त पहल के अंतर्गत ऋण, इक्विटी तथा अर्द्ध-इक्विटी, आदि सहित स्‍वीकृत समग्र सहायता लगभग 11,000 करोड़ रुपए है।
*****
